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जी. सी.    मि�त्तल के स�क्ष, जे
 पोखार सिंसह,-अपीलार्थी�

बना�
 हरिरयाणा राज्य,-उत्तरदाता।

   मिनयमि�त प्रर्थी� अपील सं. 1978   की 1707  ।

   भूमि� अधि%ग्रहण अधि%मिनय� (1894  का 1) -   %ारा 3-डी, 18, 26   और 54 परिरसी�ा
अधि%मिनय�(1963  का 36) -  %ारा 5 -   के तहत संदभ)
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 %ारा 18          को कालबाधि%त �ानकर खारिरज कर मिदया गया -   ऐसा आदेश-   चाहे अपील
 योग्य हो-(         अधि%मिनय� के प्राव%ानों के तहत जिजला न्याया%ीश का न्यायालय-  क्या %ारा

3       डी के अर्थी) के अंतग)त एक 'न्यायालय'        है तामिक परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5  के
     प्राव%ानों को आकर्षि8त मिकया जा सके।

       यह अभिभमिन%ा)रिरत मिकया गया मिक भूमि� अधि%ग्रहण अधि%मिनय�, 1894   की खंड 26
(2)               को संशोधि%त करने से पता चलता है मिक अधि%मिनय� के तहत प्रत्येक पुरस्कार को

             एक धिडक्री �ाना जाता है और पुरस्कार के आ%ार का मिववरण जिसमिवल प्रमिक्रया संमिहता,
1908    की खंड 2,   खंड (2)    और खंड 2,   खंड (9)        के अर्थी) के भीतर एक मिनण)य ह।ै
इसलिलए,    अधि%मिनय� की खंड 18       के तहत संदभ) का प्रत्येक अंधित� मिनण)य,   चाहे संदभ) को

      अस्वीकार करना हो या �ुआवजे को बढ़ाना,        संमिहता के अर्थी) के भीतर एक मिनण)य होगा
              और इस तरह एक पुरस्कार होगा और एक धिडक्री के रूप �ें मिनष्पामिदत मिकया जाएगा।

          प्रत्येक पुरस्कार या पुरस्कार के मिहस्से से अधि%मिनय� की खंड 54    के तहत उच्च न्यायालय
     �ें अपील दायर की जाती ह।ैइसलिलए,    अधि%मिनय� की खंड 18      के तहत मिकए गए संदभ) पर

              कोई भी मिनण)य एक मिनण)य और पुरस्कार होगा और अधि%मिनय� के अर्थी) के भीतर एक
              मिनण)य और धिडक्री के रूप �ें �ाना जाएगा और इस तरह से अपील योग्य होगा।

  (  पैरा 6  और 7)

          यह अभिभमिन%ा)रिरत मिकया गया मिक भूमि� अधि%ग्रहण अधि%मिनय� स्वयं खंड 3-  डी �ें
'न्यायालय'             को �ूल के्षत्राधि%कार का एक प्र�ुख दीवानी न्यायालय के रूप �ें परिरभामि8त

 करता ह,ै              जब तक मिक उपयकु्त सरकार ने इस अधि%मिनय� के तहत न्यायालय के कायH
             को करने के लिलए मिकसी मिनर्षिदष्ट स्र्थीानीय सी�ा के भीतर एक मिवशे8 न्याधियक अधि%कारी
            को मिनयकु्त नहीं मिकया ह।ै जिजला न्यायालय और सभी अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीशों को

   अधि%मिनय� की खंड 3-      डी के अर्थी) के भीतर 'अदालतों'       के रूप �ें काय) करने का अधि%कार
    मिदया गया है और इसलिलए,       वे अदालतें हैं न मिक मिवशे8 न्यायालय।(  पैरा 15)

 श्री जे.  सी.  नागमिपडल,    अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीश,  रोहतक,   मिदनांक 31 अगस्त,
1978        के न्यायालय के आदेश से मिनयमि�त पहली अपील,     जिजस�ें मिनष्क8) मिनकाला गया

       मिक अधि%ग्रमिहत भूमि� का बाजार �ूल्य रु। 100  प्रधित �ारिरया,    लेमिकन चंूमिक संदभ) आवेदन
     को स�य वर्जिजत �ाना गया र्थीा,        इसलिलए उन्होंने इसे अस्वीकार कर मिदया र्थीा।

एम्बर, 1973      ने �ुआवजे की अनु�धित दी (   यह रु। 6, 000   प्रधित एकड़।

      अपीलकता) की ओर से अधि%वक्ता सी. ए�.  चोपड़ा।

 भूप सिंसह,   अधितरिरक्त ए.  जी.,    हरिरयाणा और एस.  एस.  अहलावत,  अधि%वक्ता,
    प्रधितवादी की ओर से।

फैसला
  गोकल चंद मि�त्तल, जे.

   (1) 31  जनवरी 1973    को प्रकाभिशत अधि%सूचना द्वारा,     हरिरयाणा राज्य ने गांव बोहर,
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             जिजला रोहतक �ें पय)टक परिरसर और एक झील की स्र्थीापना के लिलए 132   एकड़ भूमि� का
       अधि%ग्रहण मिकया। भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर ने अपने पुरस्कार/ अनुग्रह  मिदनांक 26 नवंबर,

1973  द्वारा, 6,000            रुपये प्रधित एकड़ की दर से �ुआवजे की अनु�धित दी।  दावेदार ने
       असंतुष्ट �हसूस मिकया और भूमि� अधि%ग्रहण अधि%मिनय� (     इसके बाद इसे अधि%मिनय� कहा

जाएगा)   की %ारा 18      के तहत संदभ) की �ांग की,     जो अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीश रोहतक
     के स�क्ष मिवचार के लिलए आया,    जिजन्होंने पार्षिटयों की प्रधितयोमिगता/     �ुकाबले पर पांच �ुद्दे
 तय मिकए,              —जिजन�ें से मिनम्नलिललिखत दो �ुद्दे हैं इस �ा�ले के मिनण)य के लिलए प्रासंमिगक हैंः

1             क्या दावेदार द्वारा की गई याधिचका या संदभ) स�य से बाधि%त है क्योंमिक
पुरस्कार/     अनुग्रह की घो8णा 28  नवंबर 1973    को की गई र्थीी,  जबमिक संदभ)

    बनाने के लिलए आवेदन 14  जनवरी 1974    को मिकया गया र्थीा?
2      भूमि� अधि%ग्रहण अधि%मिनय� की %ारा 4      के तहत अधि%सूचना की तारीख को

      प्रश्नगत भूमि� का बाजार �ूल्य क्या र्थीा?
   (2)      सबूत पेश मिकए जाने के बाद,       अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीश ने अपने आदेश मिदनांक
31  अगस्त 1978            द्वारा दावेदार के लिखलाफ पहला �ुद्दा तय मिकया और �ाना मिक संदभ)

 आवेदन स�य-    बाधि%त र्थीा क्योंमिक पुरस्कार/  अनुग्रह 28  नवंबर 1973    को मिदया गया र्थीा।
     जब दावेदार अधि%मिनय� की %ारा 9         के तहत जारी नोमिटस के अनुसरण �ें उपस्थिस्र्थीत र्थीा
   और संदभ) आवेदन 14   जनवरी 1974      को अधि%मिनय� की %ारा 18   के अनुसार

            बयालीस मिदनों से अधि%क स�य के बाद दायर मिकया गया र्थीा ।

     (3)             दसूरे �ुद्दे पर यह मिनष्क8) मिनकला मिक अधि%ग्रहीत भूमि� का बाजार �ूल्य 100 रुपये
  प्रधित �रला र्थीा,          लेमिकन चंूमिक संदभ) आवेदन को स�य वर्जिजत �ाना गया र्थीा,  इसलिलए इसे

            अस्वीकार कर मिदया गया र्थीा। असंतुष्ट होकर दावेदार इस न्यायालय �ें अपील करने
 आया ह।ै

   (4)   जहां तक गुण-        दो8 के आ%ार पर �ुद्दे का संबं% है,       पक्षों के वकील इस बात पर
         सह�त हैं मिक श्यो रा� बना� चंदगी रा� और अन्य (1)      �ें इस अदालत की खंडपीठ के
  फैसले के �द्देनजर,     इस �ा�ले �ें 140          रुपये प्रधित �रला की दर से बाजार �ूल्य तय

    मिकया जाना चामिहए। जिजस�ें अधि%सूचना,   मिदनांक 11   नवंबर 1969     द्वारा उसी गांव �ें
   अधि%ग्रहण के लिलए 140   रुपये प्रधित �रला.        की दर से �ुआवजा मिदया गया र्थीा। तदनुसार,

     अधि%ग्रमिहत भूमि� का बाजार �ूल्य 140          रुपये प्रधित �रला की दर से तय मिकया गया ह।ै

   (5)   परिरसी�ा     के बिंबदु पर आते हुए,       हरिरयाणा के मिवद्वान अधितरिरक्त �हाधि%वक्ता ने
             प्रारभंिभक आपलित्त उठाई है मिक इस अदालत �ें मिनचली अदालत के फैसले के लिखलाफ    

(1) 1979 पी.जे.एल. 416.
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     कोई अपील संभव नहीं है,    अदालत ने        संदभ) को स�यबाधि%त के रूप �ें खारिरज कर
         मिदया गया ह।ैउनके �ुतामिबक ऐसा मिनण)य अधि%मिनय� की %ारा 54     के दायरे �ें नहीं आता

    ह।ै इस संबं% �ें नफीस-        उद्दीन और अन्य बना� दसूरे राज्य सधिचव (2)   �ा�ले �ें लाहौर
           उच्च न्यायालय की धिडवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा मिकया गया ह।ै

   (6)  �ैंने नफीस-उद-    दीन के �ा�ले (सुप्रा)        �ें मिनण)य का अध्ययन मिकया है और पाया
         है मिक इस �ुद्दे पर कोई चचा) नहीं हुई ह,ै      जिसवाय इसके मिक गुला� �ोमिह-उद-  दीन और

      एक अन्य बना� भारत के राज्य सधिचव (3)        पर मिनभ)रता रखी गई ह।ै जिजसके बदले �ें
    हसु� �ोल्ला बना� तसीरुद्दीन (4)       पर भरोसा जताया गया र्थीा। गुला� �ुही-उद-  दीन और
   अन्य का �ा�ला (सपु्रा)      और हुसु� �ोल्ला का �ा�ला (सुप्रा)    का फैसला अधि%मिनय� की
 %ारा 26   और 54           �ें मिकए गए संशो%नों से बहुत पहले मिकया गया र्थीा,   जो 1921  के

 अधि%मिनय� 19     द्वारा मिकए गए रे्थी।   संशोधि%त खंड 26 (2)       को पढ़ने से पता चलता है मिक
    अधि%मिनय� के तहत प्रत्येक पुरस्कार/         अनुग्रह को एक धिडक्री �ाना जाता है और

पुरस्कार/        अनुग्रह के आ%ार का मिववरण जिसमिवल प्रमिक्रया संमिहता, 1908   की क्र�शः %ारा
2,  खंड (2),   और %ारा 2,  खंड (9)       के अर्थी) �ें एक मिनण)य ह।ै इसलिलए,  अधि%मिनय� की

 %ारा 18         के तहत मिकए गए संदभ) का प्रत्येक अंधित� मिनण)य,    चाहे संदभ) को अस्वीकार
     करना हो या �ुआवजा बढ़ाना हो,          जिसमिवल प्रमिक्रया संमिहता के अर्थी) के तहत मिनण)य होगा

    और इस तरह एक पुरस्कार/          अनुग्रह होगा और एक धिडक्री के रूप �ें मिनष्पादन योग्य
होगा।

  (7)            प्रत्येक पुरस्कार या पुरस्कार के भाग के लिखलाफ अधि%मिनय� की %ारा 54  के तहत
       उच्च न्यायालय �ें अपील की जाती है इसलिलए,    अधि%मिनय� की खंड 18    के तहत मिकए गए

              संदभ) पर कोई भी मिनण)य एक मिनण)य और पुरस्कार होगा और अधि%मिनय� के अर्थी) के
               भीतर एक मिनण)य और धिडक्री के रूप �ें �ाना जाएगा और इस तरह से अपील योग्य

होगा।     हसन �ोल्ला के �ा�ले (सुप्रा)    और गुला� �ोमिह-उद-   दीन �ा�ले (सुप्रा)  �ें मिनण)य
     प्राव%ानों पर आगे बढ़ा और  इसलिलए,         अब इस के्षत्र �ें नहीं रह सकता ह।ै  चँूमिक उपरोक्त

   दो मिनण)यों का नफीस-उद-   दीन �ा�ले (सपु्रा)        �ें मिबना अधि%क चचा) के पालन मिकया गया
र्थीा,         यह दावेदार के �ाग) �ें बा%ा नहीं बनेगी ,         क्योंमिक �ेरी राय है मिक भले ही एक संदभ)

           आवेदन को परिरसी�ा के बिंबदु पर खारिरज कर मिदया गया हो,  इसे गुण-    दो8 के आ%ार पर
          मिनण)य �ाना जाएगा और स�यबाधि%त के रूप �ें मिकसी संदभ)

__________________________________________________________

(2) ए. आई. आर. 1927  लाहौर 858।
(3) 48   पंजाब रिरकॉड) 1914।
(4) (1912) आई. एल. आर. 39  कलकत्ता 393.
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             को अस्वीकार करने के मिनण)य के लिखलाफ मिनधिdत रूप से एक अपील की जाएगी, क्योंमिक
  यह %ारा 26              के अर्थी) के सार्थी एक मिनण)य और धिडग्री होगी और अधि%मिनय� की %ारा 54 के

   तहत अपील योग्य होगी।
(8)          �ेरे उपरोक्त दृमिष्टकोण को जी गोपालस्वा�ी बना� नवलगारिरया और अन्य(5) �ें

  न्याय�ूर्तित कैलास�,  जे.       के फैसले से स�र्थी)न मि�लता है,       जहां यह �ाना गया र्थीा मिक
   �ोटर वाहन अधि%मिनय� 1939  के तहत,         यमिद दावा आवेदन को स�य बाधि%त के रूप �ें

    खारिरज कर मिदया जाता ह,ै         तो वहाँ एक अपील की जा सकती ह।ै,    क्योंमिक ऐसा आदेश
  �ोटर वाहन अधि%मिनय�, 1939    की %ारा 110 ए(3), 110-   बी और 110-    डी के अर्थी) के

             अंतग)त मिदया जाता ह।ै बचन सिंसह और अन्य बना� �ोबिंहदर कौर और अन्य (6)  �ा�ले �ें
       इस अदालत की एक खंडपीठ के फैसले �ें,       �ुख्य न्याया%ीश और �ेरे द्वारा मिनण)य लिलया

गया,    मिनम्नलिललिखत मिटप्पभिणयाँ की गई।ं
 ''अधि%मिनण)य'         शब्द के अर्थी) पर शो% प्रबं% शुरू मिकए मिबना,     �ुझे ऐसा प्रतीत होता है

      मिक मिकसी भी �ा�ले �ें %ारा 110-         बी �ें इसका उपयोग यह स्पष्ट करता है मिक
'अधि%मिनण)य'       जो मिव%ाधियका के मिद�ाग �ें र्थीा,       वह �ुआवजे की राभिश का अंधित� मिन%ा)रण

         र्थीा या अन्यर्थीा जिजस पर न्यायाधि%करण पहुचं सकता ह।ैसंके्षप �ें,     यह केवल तब होता है
                जब �ुआवजे के दावे को या तो अनु�धित दी जाती है या अस्वीकार कर मिदया जाता है, इसे

       �ुआवजे की राभिश का मिन%ा)रण करने वाला 'अवाड) '      कहा जा सकता है जो न्यायाधि%करण
              को न्यायसंगत और आगे उस व्यमिक्त या व्यमिक्तयों को मिनर्षिदष्ट करता है जिजन्हें �ुआवजे का

  भुगतान मिकया जाएगा।
              उपरोक्त परिरच्छेद को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है मिक �ोटर वाहन अधि%मिनय�,

1939              के तहत चाहे दावा आवेदन की अनु�धित दी जाए या अस्वीकार कर मिदया जाए, इसे
              अभी भी एक पुरस्कार के रूप �ें कहा जाता है और यह अपील योग्य ह।ै

            (9)           कोई अन्य दृमिष्टकोण अपनाना स्पष्ट रूप से अधि%मिनय� की %ारा 54  की व्याख्या
              को नकारना होगा और संसद के अंतर्षिनमिहत उद्देश्य को बढ़ावा देने के बजाय उसे ही

  मिवफल कर देगा।

        (10) नफीस-उद-    दीन के �ा�ले (सपु्रा)         �ें मिदया गया अधितरिरक्त तक) यह र्थीा मिक �ुख्य
           न्यायालय की एक खंडपीठ ने भगवान दास बना� लाहौर के कलेक्टर (7)    �ें कहा र्थीा मिक
   अधि%मिनय� की %ारा 18(1)    �ें मिन%ा)रिरत %ारा 12,  परिरसी�ा अधि%मिनय�, 1877,  तहत एक

               आवेदन के लिलए मिन%ा)रिरत सी�ा की अवधि% की गणना करना �ें लागू नहीं होती ह।ै

(5) ए. आई. आर. 1967  �द्रास 403.
(6) 1977  का एल. पी. ए. 378 21 �ाच), 1979    को तय मिकया गया।
(7) 79   पंजाब रिरकॉड) 1904
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 और इसलिलए,   %ारा 18   की उप-  %ारा (2)        द्वारा मिन%ा)रिरत अवधि% की गणना करने �ें
               अनुदान की एक प्रधित प्राप्त करने �ें आवश्यक स�य की कटौती नहीं की जा सकती ह।ै
 उपरोक्त कारण,    मिकसी भी तरह से,          इस तक) को एक उधिचत मिनष्क8) पर आगे नहीं बढ़ाता

               है मिक जिजला अदालत के संदभ) को इस आ%ार पर खारिरज करने के फैसले के लिखलाफ
         उच्च न्यायालय �ें अपील नहीं की जाएगी मिक %ारा 18      के तहत मिकया गया संदभ) स�य

 बाधि%त र्थीा।

    (11)      ऊपर अभिभलिललिखत कारणों से,   व8) 1921       �ें मिकए गए संशो%नों के बाद,
   अधि%मिनय� की %ारा 26  और 54            को पढ़ने पर �ेरा मिवचार है मिक अधि%मिनय� की खंड 18

              के तहत मिकए गए संदभ) को अस्वीकार करने के जिजला न्यायालय के फैसले के लिखलाफ
     उच्च न्यायालय �ें अपील की जाएगी।,       परिरणा�स्वरूप �ैं प्रारभंिभक आपलित्त को खारिरज

  करता हू।ं
   (12)           इस बिंबदु पर आते हुए मिक क्या अधि%मिनय� की खंड 18     के तहत मिकया गया संदभ)

    आवेदन स�य द्वारा वर्जिजत र्थीा,           यह �हत्वपूण) है मिक रिरकॉड) पर लाए गए कुछ तथ्यों पर
        ध्यान मिदया जाए। दावेदार को अधि%मिनय� की खंड 9     के तहत भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर

               के सा�ने अपना दावा दायर करने के लिलए पेश होने का नोमिटस मि�ला। दावेदार पेश हुआ
            और अधि%ग्रहण पर आपलित्त जताई और बाजार �ूल्य का दावा मिकया।दावेदार ने बाजार
              �ूल्य को सामिबत करने के लिलए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिलए साक्ष्य का नेतृत्व
     करने का अवसर �ांगा। इसके बाद,    दस्तावेज़ प्रदश)नी आर 2      से पता चलता है मिक

 लगभग 37            दावेदार भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर के सा�ने पेश हुए और बयान मिदया,
             अधि%ग्रहण पर आपलित्त जताई और दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर �ांगा। यहां तक

         मिक हजारी सिंसह रीडर ने भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर को आर. डब्ल्यू. आई. 2    के रूप �ें पेश
            हुए और जिजरह �ें स्वीकार मिकया मिक अधि%कार%ारकों ने भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर के

               स�क्ष संयकु्त बयान �ें कहा र्थीा मिक उन्हें सबूत पेश करने के लिलए स�य मिदया जाना
           चामिहए।इसके बाद उसी मिदन फैसला सुनाया गया और फैसले के पैरा 5  �ें,  भूमि�

       अधि%ग्रहण कलेक्टर ने देखा मिक दावेदारों ने 50,000  से 60,000    रुपये प्रधित एकड़ तक
               �ुआवजे की �ांग की र्थीी।फैसले �ें यह भी कहा गया मिक मिकसी भी दावेदार द्वारा कोई

        दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं मिकया गया।फैसले के अंत �ें,      एक उल्लखे है मिक दावा दायर
      करने के लिलए अधि%मिनय� की खंड 9         के तहत नोमिटस के अनुसरण �ें उनके सा�ने �ौजूद
         सभी व्यमिक्तयों के लिलए इसकी घो8णा की गई र्थीी।

 (13)          मिनचली अदालत ने मिबना मिकसी चचा) के संदभ) को स�य-     अवरुद्ध रखने �ें केवल दो
            तारीखों पर ध्यान मिदया है और वे हैं मिक फैसले की घो8णा 28 नवंबर,
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 1973    को की गई र्थीी,           जब दावेदार अपना दावा प्रस्तुत करने के लिलए उपस्थिस्र्थीत र्थीा और
  संदभ) आवेदन 14 जनवरी, 1974,       को दायर मिकया गया र्थीा और इसलिलए,    यह स�य से
              बाधि%त र्थीा।कुछ और तथ्य रिरकॉड) पर आये हैं जिजन पर मिनचली अदालत का ध्यान नहीं

            गया ह।ैपहला यह मिक भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर के रीडर हजारी सिंसह आरडब्ल्यू 2  के
  अनुसार केवल 14          दावेदार उपस्थिस्र्थीत रे्थी जिजनकी उपस्थिस्र्थीधित �ें अधि%मिनण)य की घो8णा की

     गई र्थीी जबमिक प्रदश)नी आर 2   के अनुसार 37       व्यमिक्त उपस्थिस्र्थीत रे्थी जिजन्होंने दावा भरने के
    संबं% �ें बयान मिदया र्थीा।हालाँमिक,         अधि%मिनण)य का कहना है मिक इसकी घो8णा उन सभी

          व्यमिक्तयों के लिलए की गई र्थीी जो अधि%मिनय� की %ारा 9      के तहत नोमिटस के अनुसरण �ें
              उपस्थिस्र्थीत रे्थी। इसलिलए रीडर के बयान और अधि%मिनण)य �ें मिदए गए बयान के बीच स्पष्ट
       असंगतता ह।ै ऐसा प्रतीत होता है मिक 37         व्यमिक्तयों के बयान दज) मिकए गए रे्थी और जब

              उन्होंने दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर का दावा मिकया तो �ा�ले को रोक मिदया
              गया और उनके चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिस्र्थीधित �ें अधि%मिनण)य की घो8णा की गई।
         यमिद पुरस्कार की घो8णा उनकी उपस्थिस्र्थीधित �ें की गई र्थीी,     तो भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर

         को अवसर देने या अस्वीकार करने का मिनण)य लेना र्थीा,     जो मिक भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर
             की काय)वाही या उसके द्वारा मिदए गए पुरस्कार �ें कहीं भी शामि�ल नहीं है,  हालांमिक एक

              उल्लेख है मिक दावेदारों ने अपने �ा�ले के स�र्थी)न �ें कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
               मिकया ह।ै पूरे रिरकॉड) को पढ़ने से उन �ा�लों की सुखद स्थिस्र्थीधित नहीं मिदखती है जिजन�ें

            काय)वाही भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर द्वारा संचालिलत की गई र्थीी और भूमि� अधि%ग्रहण के
              �ा�लों �ें जहां भूमि� �ालिलकों को उनकी संपलित्त से वंधिचत मिकया गया है एक मिनधिdत
           अवधि% के भीतर संदभ) आवेदन दालिखल करने जैसे तकनीकी प्राव%ान है ,संबंधि%त

             अधि%कारी को प्रमिक्रया का सख्ती से पालन करने और पुरस्कार की घो8णा के स�य
              उसके सा�ने उपस्थिस्र्थीत व्यमिक्तयों के साक्ष्य दज) करने और उस पर पुरस्कार सुनने के
            प्रतीक के रूप �ें उनके हस्ताक्षर लेने �ें अत्यधि%क साव%ानी बरतनी होगी।�ेरे सा�ने

             कुल मि�लाकर सात �ा�ले हैं जिजन�ें यह �ाना गया मिक पुरस्कार की घो8णा उनकी
               उपस्थिस्र्थीधित �ें की गई र्थीी और संदभ) आवेदन सी�ा से परे दायर मिकया गया र्थीा।इससे भूमि�
            अधि%ग्रहण कलेक्टर द्वारा एक सही प्रमिक्रया के पालन पर संदेह पैदा होता ह।ैतदनुसार,

                 �ेरी राय है मिक पुरस्कार की घो8णा के स�य दावेदारों �ें से कोई भी उपस्थिस्र्थीत नहीं र्थीा
               और यही कारण है मिक पुरस्कार सुनने के बाद उनके हस्ताक्षर नहीं लिलए गए औरनीचे मिदए

              गए सा�ान्य बयान का भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर के रीडर हजारी सिंसह के बयान से खंडन
 होता ह,ै      जैसा मिक उनके बयान को RW2       के रूप �ें पढ़ने से स्पष्ट ह।ै
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(14)       सी�ा का सवाल यहीं नहीं रुकता ह।ै    अधि%मिनय� की %ारा 18    के तहत दायर संदभ)
   के आवेदन के सार्थी,      परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5       के तहत एक आवेदन भी इस

             आ%ार पर देरी की �ाफी के लिलए दायर मिकया गया र्थीा मिक दावेदार 7 जनवरी, 1974 से
13 जनवरी, 1974   तक बी�ार र्थीा,    और दावा आवेदन 14 जनवरी, 1974   को दायर मिकया

      गया र्थीा।यद्यमिप सी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5       के तहत आवेदन पर कोई मिवभिशष्ट आदेश
 नहीं ह,ै             लेमिकन भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर ने यह पुमिष्ट करते हुए संदभ) आवेदन को संदर्भिभत
               मिकया मिक यह सी�ा के भीतर र्थीा। यह ध्यान रखना उपयोगी होगा मिक मिनचली अदालत ने
        �ा�ले के इस पहलू पर ध्यान नहीं मिदया ह।ै

  (15)             हरिरयाणा के मिवद्वान अधितरिरक्त �हाधि%वक्ता ने आग्रह मिकया है मिक दावेदार के मिवद्वान
     वकील के तक) �ें योग्यता होगी,        बशतw मिक परिरसी�न अधि%मिनय� की %ारा 5   लागू हो।

 उनके अनुसार,     परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5      केवल अदालत के स�क्ष काय)वाही पर
           लागू होती ह।ै जिजला न्याया%ीश और अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीश की अदालत भूमि�

             अधि%ग्रहण अधि%मिनय� के अर्थी) �ें एक अदालत नहीं है और एक मिवशे8 न्यायाधि%करण है
 और इसलिलए,        सी�ा अधि%मिनय� उस पर लागू नहीं होगा।      इस तक) से प्रभामिवत नहीं हू।ं

भूमि�     अधि%ग्रहण अधि%मिनय� की %ारा 3-   डी �ें 'न्यायालय'      को �ूल के्षत्राधि%कार के प्र�ुख
        जिसमिवल न्यायालय के रूप �ें परिरभामि8त मिकया गया है,       जब तक मिक उपयकु्त सरकार ने इस

              अधि%मिनय� के तहत अदालत के कायH को करने के लिलए मिकसी मिनर्षिदष्ट स्र्थीानीय सी�ा के
          भीतर एक मिवशे8 न्याधियक अधि%कारी मिनयकु्त नहीं मिकया हो।वत)�ान �ा�ले �ें,  जिजला

           अदालत और सभी अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीशों को अधि%मिनय� के अर्थी) के भीतर
            अदालतों के रूप �ें काय) करने का अधि%कार मिदया गया है और इसलिलए,    वे अदालतें हैं न

  मिक मिवशे8 न्यायाधि%करण,          जैसा मिक मिवद्वान अधितरिरक्त �हाधि%वक्ता ने आग्रह मिकया ह।ै
    इसलिलए केवल इसी तक) पर,     परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5 की  लागू होगी।

   (16)              भले ही तक) के लिलए यह �ान लिलया जाए मिक अधि%मिनय� की %ारा 18  के तहत
           संदभ) आवेदनों पर मिनण)य लेने वाले जिजला न्याया%ीश और अधितरिरक्त जिजला न्याया%ीश
      मिवशे8 न्याधियक अधि%कारी या मिवशे8 न्यायाधि%करण हैं,     तो परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा

5   उसकी %ारा 29(2)            के आ%ार पर लागू होगी। मिवद्वान अपर �हाधि%वक्ता का पक्ष यह है
     मिक परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 29(2)   के आ%ार पर,  %ारा 4  से 24   के प्राव%ानों को

            केवल मिवशे8 कानून के तहत बनाए गए न्यायालयों तक बढ़ाया जा सकता है,   न मिक मिवशे8
       कानून के तहत बनाए गए न्याधियक न्यायाधि%करणों तक।
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          �ुझे इस तक) �ें भी कोई योग्यता नहीं मि�लती ह।ै    कमि�श्नर ऑफ सेल्स टैक्स,  यूपी बना�
  �दन लाल (8)             �ा�ले �ें सुप्री� कोट) ने �ाना है मिक यूपी सेल टैक्स एक्ट,  लिलमि�टेशन
   एक्ट की %ारा 29(2)           के तहत एक मिवशे8 कानून ह।ै और परिरसी�न अधि%मिनय� की %ारा

4   से 24            यूपी मिबक्री कर अधि%मिनय� के तहत बनाए गए अपीलीय और पुनरीक्षण
       अधि%कारिरयों के स�क्ष मिवभिभन्न काय)वामिहयों पर लागू होगी।      इस अदालत की पूण) पीठ ने

         �ैसस) भारत रबर एंड एलाइड इडंस्ट्र ीज बना� पंजाब राज्य (9)      �ा�ले �ें भी यही मिवचार
           रखा ह।ैतदनुसार �ेरा �ानना है मिक भले ही अधि%मिनय� की %ारा 18    के तहत संदभ)

           आवेदनों पर मिनण)य लेने के लिलए मिनयकु्त न्याधियक अधि%कारी मिवशे8 अदालतें या
 न्यायाधि%करण रे्थी,       मिफर भी परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 4  से 24   उनके स�क्ष काय)वाही

    पर लागू होंगी और इसलिलए,  %ारा 5      वत)�ान �ा�ले पर लागू होती ह।ै
   (17)     परिरसी�ा अधि%मिनय� की %ारा 5          को पढ़ने से पता चलता है मिक मिकसी भी आवेदन

            को मिन%ा)रिरत अवधि% के बाद स्वीकार मिकया जा सकता है यमिद आवेदन संबंधि%त
               प्राधि%कारी को संतुष्ट करता है मिक उसके पास ऐसी अवधि% के भीतर आवेदन न करने का

             पया)प्त कारण र्थीा।इसलिलए एक बार जब भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर ने यह कहते हुए �ा�ले
           को जिजला अदालत �ें भेज मिदया मिक आवेदन सी�ा के भीतर र्थीा,     तो यह �ाना जाना

               चामिहए मिक उसने देरी को �ाफ कर मिदया ह।ै�ा�ले के इस मिहस्से को राज्य द्वारा अधितरिरक्त
                जिजला न्याया%ीश के स�क्ष चुनौती नहीं दी गई र्थीी और �ैं राज्य के वकील को इस �ा�ले

            को इस अदालत के स�क्ष पहली बार उठाने की अनु�धित नहीं देता। हालाँमिक,  यमिद मिकसी
                मिदए गए �ा�ले �ें मिवलंब की �ाफ़ी पर राज्य द्वारा इस आ%ार पर आपलित्त जताई जाती है

               मिक यह अप्रासंमिगक और असंगत मिवचारों पर र्थीा और सा�ग्री को रिरकॉड) पर लाने �ें सक्ष�
ह,ै                 यह जिजला अदालत के लिलए खलुा होगा मिक वह इस�ें जाए और यह पता लगाए मिक देरी

             को �ाफ करने �ें भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर द्वारा मिववेकाधि%कार का प्रयोग उधिचत र्थीा या
नहीं।
  (18)    ऊपर दज) कारणों से,           �ेरा �ानना है मिक दावेदार द्वारा दायर संदभ) आवेदन दोनों

      आ%ारों पर स�य से बाधि%त नहीं र्थीा,         मिक वह पुरस्कार की घो8णा के स�य उपस्थिस्र्थीत
     नहीं र्थीा और इसलिलए सी�ा 6     �हीने होगी जबमिक आवेदन 2     �हीने के भीतर दायर मिकया
 गया ह,ै             और यह �ाना जाएगा मिक भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर ने सी�ा अधि%मिनय� की %ारा

5   के तहत दरेी,   यमिद कोई हो,     को �ाफ कर मिदया है,       जिजस पर मिनचली अदालत के स�क्ष
     कोई आपलित्त नहीं की गई र्थीी।

(8)  (1976) 38  एसटीसी 543.
(9)  1977  का सी. डब्ल्यू. सं. 3692,  29 फरवरी, 1980    को तय मिकया गया।
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(19)          चंूमिक संदभ) आवेदन को सी�ा के भीतर �ाना जाता है,    इसलिलए �ैं अधि%ग्रमिहत
          भूमि� का बाजार �ूल्य भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर द्वारा मिदए गए 6,000    रुपये प्रधित एकड़ के

 बजाय 140              रुपये प्रधित �रला की दर से तय करता हूं और दावेदार अदालत �ें भुगतान
           की गई अदालती फीस के अ%ीन �ुआवजे के अंतर का हकदार होगा।

(20)       ऊपर दज) मिकए गए कारण के लिलए,       इस अपील को आनुपाधितक लागत के सार्थी
            अनु�धित दी गई है और चंूमिक दावेदार ने अदालत �ें अपील पर 2998   रुपये की अदालती

    फीस का भुगतान मिकया है,          लेमिकन भूमि� अधि%ग्रहण कलेक्टर द्वारा दी गई राभिश पर
  अधि%कत� वृधिद्ध 65,000        रुपये से अधि%क नहीं होगी। उपरोक्त के अलावा,  दावेदार कब्ज़ा

          करने की तारीख से बढ़ी हुई राभिश पर भुगतान तक 15%   सोलेभिशय� और 6%  प्रधित व8)
   ब्याज का हकदार होगा,    वकील का शुल्क 200  रुपये होगा।

अस्वीकरण :-  स्र्थीानीय भा8ा �ें अनुवामिदत मिनण)य वादी के सीमि�त उपयोग के लिलए है तामिक वह अपनी
भा8ा �ें इसे स�झ कर और मिकसी अन्य उद्देश्य के लिलए इसका उपयोग नहीं मिकया जा सकता ह।ै सभी

व्यवहारिरक और अधि%कारिरक उद्दशे्यों के लिलए मिनण)य का अगं्रेज़ी संस्करण प्रा�ाभिणक होगा और मिनष्पादन
और काय}न्वयन के उद्देश्य के लिलए उपयकु्त रहेगा। 

प्र�ाभिणत द्वारा: 

सोमिनया (अनुवादक/सहायक) 

जिजला एवं सत्र न्यायालय,पानीपत


